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राज्‍य सभा
तारांकित प्रश्‍न संख्‍या *318 
जिसका उत्‍तर 26 मार्च, 2018 को दिया जाना है ।

.....

त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अधीन तमिलनाडु को धनराशि प्रदान किया जाना
*318. श्रीमती शशिकला पुष्पा: 
क्या जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री  यह बताने की कृपा करेंगे कि: 
(क) 
क्या सरकार ने त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत तमिलनाडु सरकार को तिरुनेलवेली जिले के अम्बासमुद्रम तालुक में वेल्लनकुझी में अवस्थित मौजूदा कन्नडियन नहर से एक नई बाढ़ जल वाहक नहर का निर्माण करने के लिए कोई धनराशि आवंटित की है; 
(ख) 
यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्यौरा क्या है; और 
(ग) 
यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्‍तर
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण  एवं सड़क परिवहन और राजमार्ग तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री नितिन जयराम गडकरी)
(क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। 
श्रीमती शशिकला पुष्पा द्वारा “त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अधीन तमिलनाडु को धनराशि प्रदान किया जाना” विषय पर पूछे गए दिनांक 26.03.2018 को राज्य सभा में उत्तर दिए जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या *318 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण
(क) से (ग) जल संसाधन परियोजनाओं की आयोजना, कार्यान्वयन और प्रबंधन संबंधित राज्यों द्वारा अपने स्वयं के संसाधनों और प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है। भारत सरकार विभिन्न स्कीमों और कार्यक्रमों जैसे प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम और जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और पुनरूद्धार स्कीम आदि के माध्यम से जल संसाधनों के सतत विकास और दक्ष प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकारों को उनके प्रयासों को सहायता देने के क्रम में तकनीकी और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। 
“तमिलनाडु के तिरूनेलवेली और थुथुकुड़ी जिलों में तमिराबरानी, करमेनियार और नांबियार नदियों को आपस में जोड़कर साथनकुलम, थिसइयांविलाई के कंनाडियन चैनल से सूखा प्रवण क्षेत्र तक बाढ़ जल वहन नहर का निर्माण” नामक परियोजना को जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय की तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 16.07.2015 को स्वीकृति दी गई थी। दिनांक 24.02.2016 को 872.45 करोड़ रूपए की निवेश स्वीकृति प्रदान की गई है। इस परियोजना के संबंध में राज्य सरकार से एक निधियन प्रस्ताव दिनांक 15.02.2018 को प्राप्त हुआ था। एआईबीपी के दिशानिर्देशों के अनुसार मात्र वे परियोजनाएं, जिन्होंने कम से कम 50 प्रतिशत वित्तीय और वास्तविक प्रगति प्राप्त कर ली है, ही केन्द्रीय सहायता की पात्र हैं। दिनांक 23.02.2018 को सीडब्ल्यूसी ने राज्य सरकार को इस संबंध में अपनी टिप्पणियां/विचार भेज दिए हैं। इस संबंध में राज्य सरकार ने कोई उत्तर नहीं दिया है।
इसके अतिरिक्त, वर्ष 2016-17 के दौरान, दिसंबर, 2019 तक चरणवार रूप में पूरा करने के लिए राज्यों के साथ परामर्श से पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के तहत 99 चल रही बृहत/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को प्राथमिकीकृत किया गया है। वर्तमान में सरकार का ध्यान चल रही प्राथमिकीकृत एआईबीपी परियोजनाओं को पूरा करने पर है।
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